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12 जनवरी 2016 
सं ० 270 / न0 वि 0एवं 0 आ 0 वि 0 - नगर निकाय कर्मियों को षष्ठम वेतनमान पुनरीक्षण प्रदान करने का मामला 
सरकार के स्तर पर विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 4592, दिनांक 04.09.2015 द्वारा नगर 
निकाय कर्मियों को षष्ठम वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया । 


1 . 


2. विभागीय पत्रांक 330, दिनांक 19.01.1991 द्वारा नगर निकाय कर्मियों को चतुर्थ वेतनमान प्रदान करने का 
निर्णय ( सूची के अनुरूप ) लिया गया था । विभागीय पत्रांक 330, दिनांक 19.01.1991 के सूची के आलोक में नगर 
निकाय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने एवं अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतनमान को नए 
वेतनमान में फिटमेंट करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 
श्री जय प्रकाश मंडल , 

अध्यक्ष, 
विशेष सचिव - सह - विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, 
नगर विकास एवं आवास विभाग । 
श्री अजय कुमार पाण्डेय, 

सदस्य , 
डप - सचिव, नगर विकास एवं आवास विभागं । 
श्री अरविन्द कुमार झा , 

सदस्य 
सहायक निदेशक , नगर विकास एवं आवास विभाग । 
स्पर के एक प्रतिनिधि 

सदस्य 
श्री दयाशंकर झा , सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग, समिति को आवश्यकतानुसार सहयोग 
प्रदान करेंगे । 


2 . 


3 . 


4 . 


3. समिति पंचम / षष्ठम वेतनमान में , विभागीय पत्रांक 330, दिनांक 19.01.1991 के सूची के अनुरूप 
अपुनरीक्षित वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान का फिटमेंट करेगी । 

4. समिति पंचम वेतनमान / षष्ठम वेतनमान में अनुमान्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना तथा रूपान्तरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत (विभागीय पूर्वानुमति से) लाभ प्रदान किए जाने वाले वित्तीय उन्नयन पर भी 
अनुशंसा प्रदान करेंगी । 
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5. समिति अपनी अनुशंसा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर प्रधान सचिव , नगर विकास 
एवं आवास विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी । 

6. समिति अपनी अनुशंसा इस शर्त के साथ प्रदान करेगी की इस पर होने वाला व्यय नगर निकाय द्वारा 
स्वयं अपने आय स्त्रोत से वहन किया जाएगा तथा किसी स्थिति में इस व्यय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा नहीं 
किया जाएगा । 
इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
प्रधान सचिव । 


7 . 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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